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 Title:  Regarding  construction  of  large  numbers  of  residential  buildings  in  and  around  the  vicinity  of
 various  Defence  establishments.

 श्री  गोपाल  शेट्टी  (मुम्बई  उत्तर)  :  सभापति  जी,  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद।

 सभापति  जी,  एक  बार  फिर  मुझे  अपने  मतदान  क्षेत्र  के  नहीं,  मुंबई  के  नहीं  और  महाराष्ट्र  के  ही  नहीं  बल्कि

 पूरे  देश  भर  के  लोगों  को  हमारे  देश  के  डिफेंस  इस्टैब्लिशमेंट्स  से  जो  परेशानियाँ  होती  हैं,  उसके  बारे  में  बोलने  का

 मौका  मिला  है।  आज  लोग  अपने  मकाने  और  दुकानें  रिपेयर  नहीं  कर  सकते  हैं।  जिन  लोगों  के  पास  उनके  बाप-दादा

 की  जमीने  हैं,  वे  उन  जमीनों  का  डेवलपमेंट  नहीं  कर  सकते  हैं।

 सन्‌  2011  में  जो  सर्कुलर  निकला  था,  उसे  हमारी  सरकार  के  आने  के  बाद  मनोहर  पर्रिकर  जी  ने  बहुत  प्रयासों

 के  बाद  सन्‌  2016  में  विदड़ा  किया  था।  लेकिन  उसमें  एक  छोटा  सा  टेक्निकल  एरर  रह  गया  था।  वह  सर्कुलर सेना  के

 तीनों  अंगों  के  लिए  निकला  था  लेकिन  जो  एनक्सन  जोड़ा  गया  था,  वह  केवल  नेवल  स्टाफ  की  जगहों  का  उल्लेख  होने

 की  वजह  से  नेवल  स्टाफ  के  लोगों  ने  अड़ंगा  डालना  प्रारम्भ  किया।  मैंने  जैसा  आपको  बताया  कि  28  जुलाई  2017  को

 प्राइवेट  मेम्बर्स  बिल  के  माध्यम  से  मैंने  इस  सभाग्रह  में  आवाज  उठायी।  इसको  आज  6  महीने  हो  गए  हैं।  इन  6

 महीनों  में  मुझे  पूरे  देश  भर  से  परेशान  लोगों  की  तरफ  से  कागज-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं।  मैं  इन  6  महीनों  में  हमारे  रक्षा

 राज्य  मंत्री  श्री  सुभाऐ  भामंन  जी  को  मिला  था।  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  हमारे  नेवल  स्टाफ  के  अधिकारियों  के  साथ

 उन्होंने  बहुत  सारी  मीटिंग्स  की  हैं।  मैं  यह  मानता  था  कि  संसद  का  जो  यह  सत्र  प्रारम्भ  हुआ  है,  इससे  पहले  कोई

 अच्छा  हल  निकल  जाएगा।  काम  करने  की  एक  पद्धति  होती  है।  पिछले  सत्र  और  इस  सत्र  के  बीच  में  जो  समय  था,

 उसे  भी  गंवाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  क्योंकि  लोकशाही  में  हम  लोगों  का  काम  करने  के  लिए  यहां  आते  हैं।

 यदि  लोगों  को  हमारी  वजह  से  एक  दिन  भी  परेशानी  होती  है  तो  यह  अच्छी  बात  नहीं  है।  यह  जल्दी  करना  चाहिए  था,

 लेकिन  यह  एक  बड़ा  विजय  है  और  इस  विजय  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  हम  समझते  हैं  कि  डिफेंस  एस्टिब्लिश्मेंट

 के  बारे  में  हमारे  देश  के  लोगों  में  श्रद्धा  है।  लेकिन  उसमें  भी  कुछ  ऐसे  लोग  हैं,  जो  लोगों  को  परेशान  करते  हैं।  मैं  उन

 सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  रक्षा  राज्य  मंत्री  इस  समय  सभा  में  मौजूद  हैं  और  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में

 कोई  सकारात्मक बात  सदन  के  सामने  रखें।  मेरे  पास  जो  पेपर्स  हैं,  उनमें  देश  भर  के  लोगों  की  बात  बहुत  ही  तीखे

 ढंग  से  रखने  वाला  हूं।  इससे  पहले  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  का  इस  बारे  में  क्या  कहना  है?

 श्री  अधीर  रंजन  चौधरी  (बहरामपुर)  :  महोदय,  मैं  शेट्टी  साहब  के  रेजोल्यूशन  का  समर्थन  करता  हूं।  शेट्टी  साहब  ने

 जो  कहा  है,  उसके  साथ  हमारी  भी  भावना  जुड़ी  हुई  है।  जिस  सर्कुलर  के  बारे  में  उन्होंने  यहां  बात  रखी  है,  उसमें

 नेवल  एरिया  में  इस  पर  गौर  नहीं  किया  जाता  है।  लोगों  को  सही  मायने  में  इन  एरियाज़  में  बहुत  तकलीफ  होती  है।

 कोलकाता  में  भी  ऐसे  बहुत  सारे  डिफेंस  एस्टिब्लिश्मेंट  हैं  जहां  इन  सर्कुलर  के  कारण  लोगों  को  तकलीफ  होती  है।  ये

 सर्कुलर  एक  बात  करता  है  तो  हमारी  डिफेंस  मिनिस्ट्री  दूसरी।  बात  करती  है।  हम  चाहते  हैं  कि  दोनों  में  कोऑर्डिनेशन
 हो।  यह  जो  सर्कुलर  जारी  किया  गया  है,  इसके  मुताबिक  आर्मी,  एयर  फोर्स  और  नेवल  काम  करे।  आम  लोगों को

 तकलीफ  न  हो  और  रियल  एस्टेट  में  जो  वृद्धि  हो  रही  है,  उसमें  भी  दिक्कत  न  हो।  जितने  डिफेंस  के  एरियाज़  हैं  वहां

 ठीक  से  रखरखाव  हो,  यह  मैं  चाहता  हूं।  शेट्टी  साहब  के  रेजोल्यूशन  का  मैं  समर्थन  करता  हूं।
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (डॉ.  सुभाष  रामराव  भरे)  :  महोदय,  इस  मामले  को  प्राइवेट  मैम्बर्स  बिल  के  तहत
 20  जुलाई  2017  को  उठाया  गया  था।  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  विस्तार  से  अपनी  बात  रखी  थी।

 The  Ministry  of  Defence,  under  the  chairmanship  of  Brigadier  Pokhriyal,  appointed  a  Committee

 to  examine  the  risk  assessment  of  certain  Army  establishments  and  to  determine  the  minimum  safety

 distance.  After  a  lot  of  deliberation,  this  Committee  submitted  its  Report  in  respect  of  those  Army
 establishments.  The  Ministry  of  Defence  had  issued  different  guidelines  in  2011,  in  2015  and  the  latest

 one  was  issued  in  2016.  The  implementation  issues  were  deliberated  in  the  meeting.  This  has  kept  in

 8  July, mind  the  concerns  expressed  and  the  suggestions  made  by  hon.  MPs  during  the  discussion  on  2

 2017  on  the  Private  Members’  Resolution.  During  that  meeting  it  was  decided,  in  the  presence  of  RM,

 that  the  three  services,  the  Army,  the  Air  Force  the  Navy  and  the  Coast  Guard  shall  carry  out  threat

 assessment  of  their  installations  and  establishments  and  categorise  them  into  high  risk,  medium  risk  and

 low  risk.  Depending  upon  the  risk  factor  involved,  they  will  work  out  the  minimum  safety  distance  for

 the  imposition  of  restriction  on  the  use  and  enjoyment  of  land,  building,  etc.  While  stipulating  the

 minimum  safety  distance,  all  the  services  were  given  the  instruction,  that  efforts  should  be  made  to

 ensure  that  they  are  not  unduly  restrictive  and  at  the  same  time  do  not  compromise  the  security  of  the

 defence  establishments.  (Interruptions)

 I  am  coming  to  that.  We  have  addressed  all  the  concerns  expressed  by  Members.  I  am  coming  to

 what  you  want  to  say.  After  this  instruction,  this  Committee  submitted  the  Report.  The  Army

 Headquarters  has  already  submitted  a  list  of  more  than  400  establishments  along  with  risk

 categorization  and  corresponding  restriction  to  be  imposed  on  the  construction  and  repair  work  in  the

 vicinity  of  these  establishments.  All  your  concerns  have  been  taken  care  of  in  that.  Similarly,  the  Navy

 has  also  forwarded  a  list  of  more  than  80  naval  establishments,  including  those  of  Mumbai.  This  is

 regarding  the  amendment  in  the  NoC  guideline.  The  hon.  Member  is  from  Mumbai  and  he  knows  it.

 The  Air  Force  and  the  Coast  Guard  have  carried  out  similar  exercise  in  respect  of  their  establishments.

 This  list  of  installations  received  from  the  Army,  the  Air  Force,  the  Navy  and  the  Coast  Guard  along

 with  their  categorization  and  the  restrictions  recommended  for  imposition,  both  in  terms  of  construction

 and  repair  of  existing  buildings  as  well  as  height  restriction  is  presently  being  examined  in  the  Ministry.
 The  exercise  requires  due  diligence  so  as  to  ensure  that  on  the  one  hand  the  security  of  these

 establishments  does  not  get  jeopardized  and  on  the  other  hand  people  are  not  inconvenienced  in

 undertaking  repairs,  renovation  of  the  existing  buildings  and  new  constructions.  This  is  what  I  want  to

 submit.  So,  positive  things  are  happening.  As  I  said,  this  exercise  requires  due  diligence  so  as  to  ensure

 that  the  security  of  these  establishments  does  not  get  jeopardised  and  at  the  same  time  to  ensure  that

 people  are  not  inconvenienced.  Thank  you.
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 श्री  गोपाल  शेट्टी  :  सभापति  महोदय,  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  बहुत  धन्यवाद  अदा  करना  चाहूँगा।  उन्होंने

 सकारात्मकता  तो  बताई  है,  लेकिन  आज  मैं  इसको  अगर  विदड़ॉ।  भी  करता  हूँ  तो  हमारी  ब्यूरोक्रेसी  के  काम  करने

 का  जो  सिस्टम  है,  उस  कारण  से  इसमें  बहुत  देरी  लगने  की  संभावना  है।  हम  सभी  भुक्तभोगी  लोग  हैं।  हम  जो  यहां

 पर  चुन कर  आते  हैं,  लोगों  की  समस्याओं  को  टूर  करने  के  लिए  आते  हैं  और  सन्‌  2014  के  चुनावों  में  तो  लोगों  ने

 बहुत  ही  आशा  से  पुरानी  सरकार  को  बदल  कर  नई  सरकार  को  लाने  का  काम  किया  है।  इसलिए  हमको  सारी

 आशाओं  पर  खरा  उतरना  है।  मैं  फिर  एक  बार  कहता  हूँ  कि  डिफेन्स  इस्टैब्लिशमेंट  का  हम  बहुत  ज्यादा  सम्मान

 करते  हैं।  डिफेन्स  इस्टैब्लिशमेंट  को  जो  भी  आवश्यकता  है,  व  सारी  हम  पूरा  करेंगे।  रिक्ति ज़िशन  का  कायदा  है,

 एकिज़िशन  का  कायदा  है,  उनको  जितनी  भी  जमीनें  चाहिए,  उनकी  इस्टैब्लिशमेंट  के  अगल-बगल  में  जितने  भी

 जूने(पुराने)  मकान  हैं,  जमीनें  हैं,  वे  आपको  सब  लेना  हो  तो  सब  ले  लो,  लेकिन  सहब,  देश  में  एक  कायदा  बना  हुआ

 है।  जिनकी  जमीने  हैं,  उनको  पैसे  दे  दो,  उसके  लिए  भी  एक  नियम  बना  है,  गाइडलाइन  बनी  है।  साहब,  मैं  आपको

 बताना  चाहूंगा,  लोगों  की  भावना  यहां  पर  व्यक्त  करना  चाहूँगा  कि  उनके  बच्चों  की  शादी  नहीं  होती  है।  माँ-बाप

 अपना  पेट  काट  कर  बच्चों  को  पढ़ाते-लिखाते  हैं,  वे  वैल  टू  डू  हो  जाते  हैं,  इंजिनियर  हो  जाते  हैं,  डॉक्टर  हो  जाते  हैं,

 आर्किटेक्ट  हो  जाते  हैं,  उसी  जूने(पुराने)  घर  में  पेट-काट  कर  इतने  सारे  प्रोसेस  पूरे  कर  के  ये  सारी  उपलब्धियाँ

 हासिल  करते  हैं,  लेकिन  जब  उनकी  शादी  होती  है,  तो  उनको  शादी  उसी  घर  के  लैवल  के  साथ  करनी  पड़ती  है।

 साहब,  इसके  बारे  में  कौन  सोचेगा?  माँ-बाप  ने  पूरा  जीवन  लगा  दिया,  सारा  पैसा  लगा  दिया,  बच्चों  ने  मेहनत  कर  ली,

 माँगता  है  तो  उसका  बाप  कहता  है  कि  तुम्हारा  दिमाग  खराब  हो  गया  है,  झोपड़े  में  रहते  हो,  किस  काम  की  है  ये

 डिग्री,  किस  काम  का  है  कि  माँ-बाप  ने  इतने  पैसे  खर्च  कर  दिए।  यह  सिर्फ  हमारी  नकारात्मक  सोच  के  लिए  है।

 इसलिए  मैं  चाहूँगा  कि  कोई  भी  इफ  एण्ड  बट  न  रखते  हुए,  ब्रिटिशों  के  जमाने  में,  सन्‌  1903  का  बना  हुआ  जो

 कायदा  है,  वह  कायदा  बहुत  स्पष्ट  है।  ब्रिटिशों  को  आज  भी  किसी  बात  के  लिए  अगर  लोग  याद  करते  हैं,  तो  इन

 सारी  बातों  के  लिए  याद  करते  हैं।  उनकी  गलतियों  को  हमने  सुधारा  नहीं  है,  ये  हमारी  गलती  है,  उनकी  गलती  नहीं

 है।  उसमें  लिखा  कि  अगर  अपको  जमीन  चाहिए  तो  आप  एक्वायर  कर  लो,  जितनी  चाहिए,  उतनी  एक् कायर  कर  लो।

 देश  के  पास  जितना  पैसा  है,  उसके  मुताबिक  एक्वायर  कर  लो।  देश  में  पैसा  कम  पड़ता  है  तो  अपील  कर  दीजिए।

 हमारे  संत  मुरारी  बापू  जी  ने  सूरत  में  सभा  की  और  डिफेंस  में  जो  शहीद  हुए,  उनके  लिए  लोगों  से  अपील  की  थी।

 आप  सबको  आश्चर्य  होगा  कि  ढाई  सौ  करोड़  रुपये  लोगों  ने  दिए।  भारतीय  संस्कृति  का  पालन  करने  वाला  एक  संत

 मुरारी  बापू  एक  कथा  कर  के  डिफेंस  के  लोगों  के  लिए  मदद  माँगते  हैं  हमारे  सूरत  के  और  गुजरात  के  अन्य  लोगों  ने
 250  करोड़  रुपये  इनके  वैलफेयर  के  लिए  दिए।  देश  देगा,  जितना  पैसा  लगेगा,  उतना  पैसा  देंगे,  हमारे  देश  में  पैसे

 की  कोई  कमी  नहीं  है।  सरकार  डैफिसिट  में  होगी,  लेकिन  लोगों  के  पास  तो  पैसे  हैं  और  यह  पैसा  किस  काम  का

 अगर  हमारे  देश  के  काम  नहीं  आएगा?  हमारी  सुरक्षा  के  काम  में  नहीं  आएगा  तो  यह  पैसा  किस  काम  का  है?  पैसा

 देंगे,  लेकिन  हमारी  जो  ब्यूरोक्रेसी  है,  वह  इस  प्रकार  से  अगर  लोगों  को  परेशान  करेगी  तो  मुझे  लगता  है  कि  यह  ठीक

 बात  नहीं  है।  इसलिए  मैं  चाहूँगा  कि  कोई  भी  इफ  एण्ड  बट  न  रखते  हुए,  इस  बात  को  निकालना  चाहिए।

 महोदय,  मैं  मुंबई  शहर  से  आता  हूँ,  मैं  एक  बार  फिर  हमारी  मुंबई  महानगर  पालिका  के  +  का  नाम  यहां

 लेना  चाहूँगा,  वे  अच्छे  आदमी  हैं,  भले  आदमी  हैं  और  अच्छे  अफसर  हैं,  लेकिन  अगर  कोई  निर्णय  नहीं  लेते  हैं  तो  ऐसी
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 अच्छाई  की  इस  देश  को  क्या  आवश्यकत  है।  यह  अच्छाई  तो  सब  लड़की  लेते  समय  और  देते  समय  और  उसके  बाद

 अगर  हम  डेलिवरी  नहीं  करेंगे  तो  वह  अच्छाई  किस  काम  की  है।  मुंबई  महानगर  पालिका  एक  ऑटोनॉमस  बॉडी  है,

 उनके  लिए  एक  स्वतंत्र  अस्तित्व  दिया  हुआ  है,  कायदा  बना  कर  दिया  है,  उस  कायदे  के  मुताबिक  उनको  काम

 करना  चाहिए,  लेकिन  कायदे  में  होते  हुए  भी  हमारे  डिफेंस  इस्टैब्लिशमेंट  के  लोग  अगर  बिल्डिंग  का  प्लान  पास  नहीं

 करते  हैं,  किसी  को  रिपेयर  करने  की  परमिशन  नहीं  देते  हैं  तो  हमारे  कमिश्रर  भी  बोलते  हैं  कि  हम  क्या  करेंगे  डिफेंस
 इस्टैब्लिशमेंट का  है  तो  हम  उनका  सम्मान  करेंगे  न।  मैं  चाहता  हूँ  कि  कोई  डिफेंस  अफसर  आ  कर  कह  दे  कि

 गोपाल  शेट्टी  जी  मुझे  एम.पी.  बना  दो  और  आप  यहाँ  पर  बंदूक  पकड़  लो  तो  मैं  आज  अभा  यहां  पर  रज़ामंदी  दे  देता

 कीजिए  और  हमें  जो  काम  दिया  गया  है,  वह  हम  करेंगे।  यह  ऐसे  कैसे  चलेगा?  आप  एक्ट  के  बाहर  जा  कर  काम

 करते  हो।  हमारे  अफसरों  को  भी  आवश्यकता  से  ज्यादा  सारा  मिलता  है,  तो  उनको  क्या  लेना-देना  है  कि  किसी  का

 घर  बना  या  नहीं  बना  किसी  को  रिपेयर  करने  की  परमीशन  मिली,  नहीं  मिली।

 16.00  hrs

 अधीर  रंजन  जी,  आप  भाषण  करने  वाले  हो,  मैं  आपका  सम्मान  करता  हूँ।  गलतियाँ  होती  हैं,  एक  आदर्श  का

 मामला  हो  गया,  उस  आदर्श  के  मामले  के  मुताबिक  हमारे  जूनियर  रक्षा  मंत्री  ने  एक  सर्कुलर  निकाल  दिया।  सर्कुलर

 निकालना  चाहिए,  कोई  घटना  होती  है  तो  तुरन्त  हमें  उसके  ऊपर  एक्शन  करना  पड़ता  है,  लेकिन  साहब  तीन  साल

 तक  आपकी  सरकार  थी,  आपने  सर्कुलर  को  विदा  नहीं  किया।  मैं  अच्छे  की  बात  करता  हूँ,  एंटोनी  साहब  रक्षा  मंत्री

 थे।...(व्यवधान)

 श्री  अधीर  रंजन  चौधरी :  अब  तो  वेन 2017  आ  गया  है,  वेन  2014  से  आप  भी  सरकार  में  हैं।  आपकी जो

 दिक्कत  है,  वह  आपके  तीन  साल  में  भी  समाप्त  नहीं  हो  सकी  है।  उस  समय  आप  लोगों  ने  आदर्श  घोटाले को  लेकर

 इतना  शोर-शराबा  मचाया  कि  हम  लोगों  ने  सोचा  कि  1903  में,  जिसकी  आप  बात  कर  रहे  हैं।...(व्यवधान)

 श्री  गोपाल  शेट्टी  :  मैं  वही  बता  रहा  हं।  (व्यवधान)

 महोदय,  मुझे  आपका  संरक्षण  चाहिए।...(व्यवधान)

 माननीय  सभापति  :  गोपाल  शेट्टी  जी,  आप  बोलिए।

 श्री  गोपाल  शेट्टी:  महोदय,  मैं  यही  बता  रहा  था  कि  शेन  2011  का  निकला  हुआ  सर्कुलर  आपकी  सरकार  ने  वन
 2014  तक  बदली  नहीं  किया।  लोगों  ने  सरकार  बदल  दी।  हमारी  नई  सरकार  शेन  2014  में  आई  और  शेन  2015

 में  पहला  सर्कुलर  निकला।...(व्यवधान)  वएान्  2015  को  एक  सर्कुलर  निकला,  वह  अधूरा  था।...(व्यवधान)

 माननीय  सभापति  :  गोपाल  शेट्टी  जी,  आप  बोलिए।
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 श्री  गोपाल  शेट्टी:  महोदय,  उनका  माइक  चालू  है।  उनका  माइक  चालू  नहीं  होना  चाहिए।...(व्यवधान) इसी  को

 एक्ावमेटकहतह कहते  हैं।  आपका  आदेश  हुए  बिना  उनका  माइक  चालू  ही  नहीं  होना  चाहिए।  हमारे माइक  आपरेटर्स

 को  यह  ध्यान  रखना  चाहिए।  जब  तक  आप  आदेश  नहीं  देते  हैं,  तब  तक  कोई  भी  खड़ा  होकर  बोले,  उसका  माइक

 चालू  नहीं  होना  चाहिए।...(व्यवधान) मैं  यह  बता  रहा  था।...(व्यवधान)

 माननीय  सभापति:  माननीय  सदस्य,  आप  बैठ  जाइए।

 माननीय  शेट्टी  जी  के  अलावा  किसी  की  भी  बात  रिकॉर्ड  में  नहीं  जाएगी  ।

 श्री निशिकान्त दुबे  (गोड्डा)  ।  महोदय,  अधीर  साहब  ने  सुखना  और  आदर्श  की  बात  कही।  इस  डिबेट  में  यदि  मैं

 पार्टिसिपेट  करता  तो  मैं  उन  बातों  को  रखता।  यह  स्टैंडिंग  कमेटी  की  रिपोर्ट  है।  वह  कहती  है-

 “The  Committee  disapprove  the  way  the  Ministry  has  tried  to  sidetrack  one  of  their

 important  recommendations  for  having  an  independent  regulator  for  defence  land.  Even
 when  various  land  scams  such  as,  Sukna  Land  Scam  and  Adarsh  Housing  Scam  are  being

 reported,  ये  आपके  समय  में  हुए,  the  Ministry  consider  the  existing  framework  as  adequate
 for  management  of  defence  land.  The  Committee  strongly  emphasize  that  reporting  of
 such  land  scams  affects  the  overall  image  of  the  armed  forces.”

 महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  आज  ही  मेल  टूडे  में  एक  बड़ी  अच्छी  न्यूज  छपी

 है  कि  उस  वक्‍त  के  जो  तत्कालीन  आर्मी चीफ  थे  और  जो  अभी  प्रजेंट  एनडीए  सरकार  में  मंत्री  हैं,  जनरल  विवि  पसह

 साहब,  उन्होंने  एक  आदमी  को  डिस्मिस  किया  था।  कोर्ट  ऑफ  इंक्वायरी  हुई  और  कल  उसका  फैसला  आया है।

 महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  अधीर  रंजन  चौधरी  साहब  को  कहना  चाहता  हूँ,  उसने  यह  कहा  कि  सुखना  में

 स्कैम  हुआ  था  और  जनरल  वीके  वसह  ने  जो  बातें  कहीं,  वही  बातें  प्रूव  हुईं।  उसके  बारे  में  आपका  क्या  कहना  है?

 मेरा  कसरा  सवाल  यह  है  कि  जो  शेट्टी  साहब  कह  रहे  हैं।

 माननीय  सभापति  :  अब  हो  गया,  संक्षिप्त  में  कहिए,  क्योंकि  अब  किसी  प्रश्न  का  उत्तर  मंत्री  जी  नहीं  देंगे,  क्योंकि

 उनका  उत्तर  हो  चुका  है।

 श्री  निशिकान्त  दुबे  :  महोदय,  इसके  बाद  इसका  जवाब  तो  देंगे।

 माननीय  सभापति  :  नहीं-नहीं,  कोई  भी  पूछ  लीजिए,  वे  अब  किसी  का  जवाब  नहीं  देंगे।

 श्री  निशिकान्त  दुबे  :  मैं  यह  कह  रहा  हूँ  कि  डरेंग्युलेटरी  जो  मैनेजमेंट  ऑफ  ओल्ड  ग्रांट्स  है,  इसके  बारे  में  मंत्री  जी

 कया  कह  रहे  हैं,  क्योंकि  वह  तो  रिपेयर  होना  है,  वह  सिविलियन  का  होना  है।  कई  एक  जगह  ओल्ड  ग्रांट्स  दिये  हुए  हैं

 और  उन  बंगलों  की  स्थिति  बहुत  ही  बुरी  है।  उसके  बारे  में  मंत्री  जी  का  क्या  कहना  है?  धन्यवाद।

 माननीय  सभापति:  आप  बैठ  जाइए।  शेट्टी जी,  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए।  मंत्री  जी  का  जवाब  हो  गया
 है।  अब  आपको  दो-चार  बात  कहकर  इसको  समाप्त  करना  है।  आपको  अब  लम्बा  भाऐ०  नहीं  करना  है।
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 श्री  गोपाल  शेट्टी:  महोदय,  मैं  बिल्कुल  भाई  ण  नहीं  करता  हूँ।  मैं  बस  इतना  ही  कहना  चाहता  हूँ  कि  जब  लोक शाही

 में  लोग  सरकार  बदलते  हैं।...(व्यवधान)

 माननीय  सभापति:  अधीर  जी,  बैठिए।  मंत्री  जी  की  तरफ  से  कोई  जवाब  नहीं  होगा।  अब  कोई  मौका  नहीं

 मिलेगा।...(व्यवधान)

 श्री  गोपाल  शेट्टी:  जब  नयी  सरकार  आती  है,  तो  नयी  सरकार  की  सोच  के  हिसाब  से  अधिकारियों  को  काम  करने

 की  आवश्यकता  है।  मैं  अपनी  बात  पूरी  कर  रहा  हूँ।

 माननीय  सभापति  :  शेट्टी जी,  आप  पूरा  मत  कीजिए।  आप  केवल  इतना  बताइए  कि  आपके  सामने  यह  प्रस्ताव  है,

 आप  इस  प्रस्ताव  को  वापस  ले  रहे  हैं  या  नहीं  ले  रहे  हैं।  आप  केवल  इतनी  सी  बात  कहकर  समाप्त  कीजिए।

 श्री  गोपाल  शेट्टी  :  महोदय,  मैं  अपनी  बात  पूरी  करके  प्रस्ताव  वापस  ले  रहा  हूँ।  मैं  यही  बता  रहा  हूँ  कि  जब  देश  के

 प्रधान  मंत्री  बोल  रहे  हैं  कि  वेन  2022  तक  देश  के  सभी  नागरिकों  का  घर  पक्का  होना  चाहिए,  उनका  खुद  का  घर

 होना  चाहिए  तो  सभी  डिपार्टमेंट  के  लोगों  को  देश  के  प्रधान  मंत्री  जी  की  सोच  के  मुताबिक  काम  करना  चाहिए।

 इसलिए  जो  छह  साल  तक  अपने  घर  की  रिपेयर  करने  से,  जिनके  पास  जमीन  है,  वे  नया  घर  बनाने  से  जो  वंचित  रहे,

 अधीर  रंजन  जी,  सरकार  किसकी  भी  हो,  हम  जनप्रतिनिधि  हैं।

 देश  के  लोगों  को  जो  परेशानी  हुई  है,  उसके  लिए  मैं  इस  सभा ग्रह  के  माध्यम  से  उनसे  माफी  चाहता  हूं।  मंत्री

 जी  से  मैं  एक  बार  फिर  निवेदन  करूंगा  कि  कोई  भी  “इफ-एण्ड-बट'  न  रखते  हुए  आप  तुरन्त  इसे  करें।  अभी  कल

 तो  छुट्टी  है,  अगले  सप्ताह  में  जब  हम  मुम्बई  जाएंगे,  अपने  घर  जाएंगे,  तब  हमें  आपका  नया  सर्कुलर  लेकर  घर  पर

 जाने  को  मिलेगा,  इस  प्रकार  का  मैं  आश्वासन  लेकर  जाता  हूं।  अगर  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  मैं  मंत्री  जी  को  धन्यवाद

 देता  हूं  और  साथ-साथ  मैंने  पिछली  बार  के  अपने  भाषाण  में  जो  भावना  व्यक्त  की,  उसे  व्यक्त  करते  समय  मैंने  जो

 तीखे  शब्दों  का  उपयोग  किया,  वह  लोगों  की  भावना  थी  और  उसी  भावना  को  मैंने  इस  सभा ग्रह  में  उजागर  करने  का

 प्रयास  किया।  अगर  किसी  अधिकारी  के  मन  को  उससे  ठेस  पहुंची  हो  तो  मैं  उसे  भी  वापस  लेना  चाहता  हूं,  कयोंकि

 लोकशाही  में  काम  करते  समय  हमारा  जो  मक़सद  है,  उसे  हम  पूरा  करने  के  लिए  यहां  पर  आते  हैं।  हम  यहां  पर

 किसी  तरह  की  ईगो  सैटिसफाई  करने  के  लिए  नहीं  आते  हैं।  हम  सब  लोग  मिलकर  हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री  जी  की

 जो  सोच  है,  उस  सोच  को  आगे  बढ़ाने  का  काम  करेंगे,  इतनी  ही  भावना  मुझे  यहां  पर  व्यक्त  करनी  है।

 जैसा  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  है  और  मैंने  भी  अपनी  बात  कही  है  कि  अगले  शुक्रवार  को  घर  जाते  समय  हमें

 नया  सर्कुलर  मिलेगा,  इसी  आशा  के  साथ  मैं  अपने  रिजोल्यूशन  को  विदा  करता  हूं।

 माननीय  सभापति  :  क्या  माननीय  सदस्य  अपने  संकल्प  पर  जोर  देना  चाहते  हैं?

 श्री  गोपाल  शेट्टी  :  महोदय,  मैं  अपने  प्रस्ताव  को  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूँ।

 The  motion  was,  by  leave,  withdrawn

 माननीय  सभापति  :  अन्य  कोई  बात  रिकॉर्ड  में  नहीं  जाएगी।
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